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सं ० मो ० वि ०/ पानी 0/ 42-87/ 42275.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० सरस्वती वूलन मिल, 
इण्डस्ट्रीयल ऐरिया पानीपत, के श्रमिक श्री सतवन्त सिंह , पुत्र श्री करतार सिंह मार्फत आनन्द जवाहरा इण्डस्ट्रीयल वर्कर यूनियन, 
नवल सिनेमा के पीछे पानीपत तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई मोयोगिक 
विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के वर ( ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44 ) 84-3 श्रम , दिनांक 18. 
अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गटित श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित 
नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच 
या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है: 


- 


क्या श्री सतवन्त सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का । 

हकदार है ? 


. 


सं ० प्र ० वि ०/पानी 0/ 43-87/ 42282. - चू कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं सरस्वती वूलन मिल्न 
इण्स्ट्रीयल ऐरिया, पानीपत , के अमिक श्री श्याम आसरे, पुन श्री साधु सिंह मार्फत प्रानन्द जवाहरा इण्डस्ट्रीयल वर्कर यूनियन, 
नवल सीनेमा के पीछे पानीपत तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ...... 

मोर यूं कि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई : शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3( 44 ) 84-3 श्रम, दिनांक 18 
अप्रैल , 1984, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवादग्रस्त मा उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करने हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा अमिक, के हीच या तो 
विवादास्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


" 


क्या श्री . श्याम प्रासरे की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहल का 
हकदार है ? 


. 


. 


स. मो. वि./ पानी / 40-87/ 42289. + चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है. कि . म.० : सरस्वती वूलन मिल्न 
इटस्ट्रीयल ऐरिया पानीपत , के श्रमिक श्री बिसेशुर , पुत्र श्री बाबू सिंह, मार्फत प्रानन्द जवाहरा इहस्ट्रीयल , वर्कर यूनियन , नवल 
सिनेमा के पीछे पानीपत तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखिन मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल. इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समपसे है . . . 
इललिए , अध, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई 

का प्रयोग हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना . सं ० ३( 44) 84-३ श्रम, दिनांक 18 भूल, 
1984 , वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , मम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित बीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवावग्रस्त 
मामला है विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामना है : 

क्या श्री बिसेशुर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, सो: वह फिस राहत का 

हकदार है ? 


- 


. 


r 


1 


. 


सं . मो . वि ./पानी 0/ 41-87/ 42296.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं सरस्वती बूलनामित्र इडस्ट्रीयल 
ऐरिया , पानीपत के श्रमिक श्री राम प्रासरे, पुत्र श्री राम सेवक , मार्फत मानन्द जवाहरा इडस्ट्रीयल वर्कर यूनियन , नवल सीमेमा 
के पीछे पानीपत तथा उसके प्रबन्धकों के मेध्यं इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद 
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मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय . समझते हैं ... 

इसलिये , प्रब, भौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की 
मई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44) 84-3 श्रम; दिनांक 18 अप्रैल, 
1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवाद ग्रस्त या उससे सम्बन्धित 
नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि . उक्त : प्रबन्धकों तथाः श्रमिका के बीच या 
तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है 


in 


. 


क्या.श्री . राम आसरे की सेवाओं का समापनः न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किसा राहत कार 

हकदार है ? 


. 


सं ० मो ० वि ०/गुड़गांव / 259-87/ 42303. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० 1. भगवान महावीर 
चेरीटेबल प्राईज हस्पीटल कम कम्नुयटी माईज एण्ड रिसर्च सेन्टर हैलीमण्डी, पटोदी जिला गुड़गांव । 2. मुख्य चिकत्सा अधिकारी, 
गुड़गांवा के अमिक श्री कुलजीत सिंहः पुन श्री छजु राम ; गांव व; डा ० जटोली, तह . पटोदी, जि ० गुड़गांव तथा अवस्थकों के 
मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


. 


पोहचूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते , 

इसलिने पर मौषोगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के सम्म (१ ) द्वारा प्रदान की । 
गई धनिसयों का प्रयोमायरले हुने हरियाणा के राज्यपान इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-2 के अधीन गठित मोधोगिक .. 
अधिकरण, हरिवाना, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला / 
मामले है अथवा विवाद से सुसंगत वा सम्बन्धित मामला /मामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या . श्री . कुलजीत सिंह की सेवाओं का समापन. न्यायोचित तथा . ठीक है ,? यदि नहीं , तो..वह किस राहतः का .. 

हकदार है । 


- 


। 


सं ० मो ० वि ० /गुड़गांव/ 262-87/ 42310. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै ० 1. भगवान महावीर 
पेरीटेबल माईज हस्पीटल कम कम्यूनिटी प्राईज रिसर्च सेन्टर, हैलीमण्डो पटोदी, जिला गुड़गांव । 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी , 
गुड़गांव के अमिक श्री. कैलाश चन्द, .पुत्र श्री राम गुलाम , गांव तथा डा ० पटौदी , जिला गुड़गांव- तथा - प्रबन्धकों के मध्य इसमें 
इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ; 


: पोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना (वांछनीय समझते हे ;; 

इसंबिये , प्रब , मोबोगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( प ).डारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुवे हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-2 के अधीन गठित प्रौद्योगिक 
प्राधिकरण , हरिमाना करीदाबाद, तो नीचे विनिर्दिष्ट : मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक को बीच या तोऽविवाद्रपस्त मामला/ 
मामले है अपना विराद से सुमंगत या संबंधित मामला/ मामले है न्याय निर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है : 


क्या श्री साश चन्द की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नही सो , वह किस राहताका हकबारा 


हैं.: ? : 


-- 


सं ० मो . वि ०/गुड़गांव/ 258-87 / 42318. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० 1. भगवान महावीर 
चैरीटेबल पाईज हस्पीटल कम कम्यूनिटी माईज एण्ड रिसर्च सेन्टर, हैलीमण्डी, पटौदी जिना गुड़गांव । 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, 
गुड़गांव केयनिक श्री समेर सिंह पुत्र श्री . बुम राम , गांव चन्दवास, डा असीया की । गोराबासा तहरू रिवाड़ी जिला 
महेन्द्रगढ़ तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


: 


पोर मिशहरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेत : निर्दिष्ट करना वस्लिीम समझते। 


-- 


इसलिये , 


- 


- 


भव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 की उपधारा. ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदरत.की. 
पइ शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित प्रौद्योगिक 
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मधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद , को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि सस्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीचं या तो विवादग्रस्त मामला 
मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/ मामले में न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : -- 


क्या श्री सुमेर सिह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


सं ० मो ० वि ० / गुड़गांव / 249-87/ 42327.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० रूप रब्बड़ मिल्ज प्रा ० 
लि .., महरोली रोड , गुड़गांव , के श्रमिक श्री सुधीर कुमार मार्फत श्री महाबोर त्यागी इन्टक, देहली रोड, गुड़गांव 
तषा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बना में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


•- 


इसलिये , 


और चूंकि हरियाणा के राज्यसल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेल निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के बण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान 
को गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियागा के राज्यपाल इसकेद्वारा उक्त अधिनियम को गरा : 7-क के अधीन गठित 
मोद्योगिक प्रधिकरण , हरियागा, फरीदाबाद, को नोने विनिर्दिष्ट मामले को कि उस प्रत्यकों तथा श्रमिकों के बीच बा तो विवाद . 

मामला/मामले है, प्रथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला/मामले है न्यावनिर्गय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट 


प्र 1 


क्या श्री सुधीर कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 
हकदार है. ? 


: 


सं ० मो ० वि ०/ एफ डी / 42334. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै ० सलेक्टिव सिक्योरिटि ब्यूरो 306, 
सरस्वती हाऊस नेहरू प्लेस नई दिल्ली , के श्रमिक श्री दया कान्त प्रा मार्फत भी यदुवीर झा बंगाल सुटीगं , 14/5, नियर 
जेल कालोनी, फरीदाबाद , तथा प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिपित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


भ 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , प्रव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-2 के प्रवीत गठित 
मौद्योगिक प्रधिकरण, हरियाणा , फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामने जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला /मामले ह अथवा विवाद से सुसंगत मामला/ मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु 
निर्दिष्ट करते है : 


क्या श्री दया कान्त झा को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ० गुड़गांव/ 26 1-87/ 42341.-- चूंकि हरिमागा के राज्यपाल की राय है कि मै ०. डिलाईट फोम एण्ड 
पोलीमर, प्लाट नं ० 87, महरोली रोड , गुड़गांव के अमिक श्री हरीहर प्रसाद मार्फत श्री मुरली कुमार, सचिव, 5/1, 
शिवाजी नगर , गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय , समझते हैं ; 


. 


इसलिए , मम , भौयोगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की 
मई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा क के अधीन गठित प्रौद्योगिक 
प्राधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद , को नोचे विनिर्दिष्ट मामला/ मामने जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो 
विवादपस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/ मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री हरीहर प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीन है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 
हमदार है ? 


-- 


